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 12.07  hrs.

 Title:  Regarding  Government  business  during  the  week  commencing  3९  March  2003  and  submissions  by  members.

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  (श्रीमती  सुमा  स्वराज)  :  अध्यक्ष  महोदय,  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करती  हूं  कि
 सोमवार, 3  मार्च,  2003  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाए  :

 1.  राष्ट्रपति  के  अभिभाण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  चर्चा  का  उत्तर
 2.  वा  2003-2004  के  लिए  रेल  बजट  पर  सामान्य  चर्चा
 3.  निम्नलिखित पर  चर्चा  और  मतदान  :-

 (क)  वा  2003-2004  के  लिए  लेखानुदान  मांगे  (रेल)

 (ख)  वा  2002-2003  के  लिए  अनुपूरक  अनुदान  मांगें  (रेल)

 (ग)  वा  2000-2001  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदान  मांगें  (रेल)

 सीमा-शुल्क  टैरिफ  (संशोधन)  अध्यादेश,  2003  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  सांविधिक  संकल्प  पर  चर्चा  और  सीमा  शुल्क  टैरिफ  (संशोधन)  विधेयक,  2003  पर ।
 विचार  और  पारित  करना।

 वा  2003-2004  के  लिए  सामान्य  बजट  पर  सामान्य  चर्चा

 निम्नलिखित  पर  चर्चा  और  मतदान

 (क)  वा  2003-2004  के  लिए  लेखानुदान  मांगे  (सामान्य)

 (ख)  वा  2002-2003  के  लिए  अनुपूरक  अनुदान  मांगें  (सामान्य)

 (ग)  वा  2000-2001  के  लिए  अतिरिक्त  अनुदान  मांगें  (सामान्य)

 4.  संयुक्त  परामर्शदात्री  तंत्र  के  लिए  योजना  के  पैरा  21  के  निबंधनों  के  अनुसार  भारतीय  लेखा  परीक्षा  और  लेखा  विभाग  के  लेखापरीक्षा  कर्मचारीवृंद  को  दौरा  विशे
 वेतन  दिए  जाने  के  बारे  में  दिनांक  12  फरवरी,  1999  को  माध्यस्थम्  बोर्ड  द्वारा  1992  के  सी.ए.  संदर्भ  संख्या  13  में  दिए  गए  अधिनिर्णय  की  अस्वीकृति  चाहने
 वाले  संकल्प पर  चर्चा।

 प्रो.  रासा  सिंह  रावत  (अजमेर)  :  अध्यक्ष  महोदय,  कृपया  आगामी  सप्ताह  की  कार्यवाही  में  निम्नलिखित  वियों  को  सम्मिलित  कर  कृतार्थ  करें  :

 राजस्थान  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग  धार्मिक  कार्यों  के  लिए  हरिद्वार  जाते  हैं  परन्तु  सीधी  गाड़ी  के  अभाव  में  बहुत  असुविधा  होती  है।  अतः  राजस्थान  की  हृदय स्थली
 अजमेर  से  हरिद्वार  तक  एक  सीधी  रेल  गाड़ी  चलाए  जाने  की  आवश्यकता।

 यहाँ  दयानन्द  सरस्वती  विश्वविद्यालय,  अजमेर  (राजस्थान)  की  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  तथा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  में  लम्बित  प्रोजेक्ट्स  को  शीघ्र  र

 वीकृत  कर  अविलम्ब  अनुदान  जारी  किए  जाने  की  भावश्यकता।तै€]  (व्यवधान)

 MR.  SPEAKER:  Please  sit  down  now.

 SHRI  V.  DHANANJAYA  KUMAR  (MANGALORE):  |  am  on  a  point  of  information.

 MR.  SPEAKER:  There  is  nothing  like  a  point  of  information  now.

 ...(Interruptions)

 SHRI  V.  DHANANJAYA  KUMAR  :  lam  on  a  point  of  information.  |  may  kindly  be  permitted  to  make  it.

 MR.  SPEAKER:  |  will  permit  you  to  raise  it  at  the  appropriate  time.  Please  sit  down  now.

 ...(Interruptions)

 SHRI  V.  DHANANJAYA  KUMAR  :  On  the  observations  made  by  the  Chairs,  |  ama  point  of  information.

 Shall  we  understand  that  there  would  be  a  full-fledged  discussion  in  the  House,  on  the  subject  on  which  Shri
 Prabhunath  Singh  has  given  notice,  after  consideration  by  the  Chair?

 MR.  SPEAKER:  It  will  be  decided  by  the  Business  Advisory  Committee.



 SHRI  V.  DHANANJAYA  KUMAR :  That  is  exactly  why  |  wanted  this  information.  If  the  subject  on  which  the  notice  is
 given  is  going  to  be  mentioned  in  the  House  during  'Zero  Hour’,  it  will  not  go  before  the  Business  Advisory
 Committee.

 MR.  SPEAKER:  Shri  Dhananjaya  Kumar,  |  have  not  started  'Zero  Hour’.  Why  are  you  raising  this  question  and
 wasting  the  time  of  the  House.  When  |  permit  you  in  ‘Zero  Hour’,  you  can  raise  this,  not  now.  This  is  just  wasting  the
 time  of  the  House,  which  |  will  not  permit.

 ...(Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  |  am  trying  to  help  the  Ruling  Party  to  transact  business  in  the  House.

 श्रीमती रेनु  कुमारी  (खगड़िया)  :  अध्यक्ष  महोदय,  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  निम्नलिखित  वियों  को  सम्मिलित  किया  जाये  :-

 बिहार  के  खगड़िया  जिले  में  पाला  और  ओला  से  किसानों  की  फसल  को  हुई  क्षति  का  आकलन  केन्द्रीय  टीम  से  किया  जाये  एवं  राष्ट्रीय  राहत  आपदा  को  से  क्षति  पूर्ति
 की  जाए।


